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श्रम विभाग 

प्रादेश 

दिनांक , 9 नवम्बर, 1983 
सं.पो.नि./भिवानी/ 54-83/ 58640.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की . राय है कि मै ० कार्यकारी अभियन्ता सब अर्बन 
डिविजन हरियाणा राज्य विजली बोर्ड भिवानी, के श्रमिक श्री हेम करण तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई औद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु.निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; , 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शस्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम -70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.एस.पो.( ई) श्रम -70/ 13648 , दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला मायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


. 


क्या श्री हेम करण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

.सं . प्रो.वि./हिसार/ 56-83/ 5865 4. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कार्यकारी अभियन्ता रोग लाईनिंग 
मण्डल 5 नलकूप विभाग सिरसा के श्रमिक श्री गुरनाम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, मब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.एस.पो . ( ई) श्रम -70/ 13643, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


क्या श्री गुरनाम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मोवि. भिननी/ 48-83/ 58660.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० दी भिवानी सेंट्रल कोपरेटिव कमर 
स्टोर लि . भिवानी के श्रमिक श्री करण सिंह तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अंब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उमवारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.ओ. (ई ) श्रम-70/ 13648 , दिगांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ठ 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री करण सिंह की सेवाओं का सामापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहतं का हकदार है ? 

सं. प्रो.वि./हिसार /38-83 /58667.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. हरियाणा राज्य लघु सिंचाई नलकप 
निनन वण्डीगड़ ( 2 ) हरियागा राज्य लघु सिंचाई नलकून निगम डि ० नं ० 4 फटेहाबाद के श्रमिक श्री काला राम तया उनके 
प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम / 70 / 32573, दिनांक 
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6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं.. 3864- ए.एस.ओ. ( ई ) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत. या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री काला राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि. हिसार/ 69-83/ 58674.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० राज्य परिवहन नियंत्रक हरियाणा 
चण्डीगढ़ ( 2). जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज हिसार के श्रमिक श्री राम कला तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित . 
मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यजाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हो हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864 - ए.एस.प्रो.( ई) श्रम -70/ 13648; दिनांक 8 मई, 1980 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्तं प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


है 


क्या श्री राम कला की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० ओ.वि./हिसार/55-83 /5868 1.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हिसार सन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक 
मि ० हिसार के श्रमिक श्री बलवन्त सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम/ 20/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864 -ए.एस.पो. ( ई ) श्रम -70/ 13648,दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे. सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्याय निर्णय हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

: . क्या श्री बलवन्त सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? . 

सं. प्रो.वि.एफ. डी./138-83/58687.-~-चूंक्ति राज्यपाल ,हरियाणा की राय है कि मं ० राधिका रबड़ प्रोडक्टस , प्रालि , 
प्लाट नं 033 , सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राधा चरन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


- 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रौद्योगिक 

मधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री राधा चरन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है । 
सं ० मो.पि./एफ.डी./139-83/ 58894. - कि हरियाणा के राज्यपाल राय है कि मैसर्व कास्ट मास्टर , सैक्टर 6, प्लाट 
• 46, फरीदाबाद के श्रमिक त्री दशरथ साद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
काई माधोगिक विवार है । 

और धूकि राज्यपान हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए , प्रध , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन प्रौद्योगिक 
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अधिकरण, हरियाणा, फरीदावाद, को नीचेविनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 
क्या श्री दशरथ प्रसाद की सेवामों का समापन न्यायोचित तपा ठीक है ? यदि नही, तो 

वह 

किस राहत का 
हकदार है ? 


सं . पो.वि./ भिवानी/ 73-83/5870 1.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उप -मण्डल अधिकारी, जन 
स्वास्थ्य विभाग, नरवाना , के श्रमिक श्री फूल चन्द तया उसके प्रबंधकों के मध्य उसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम/2/32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864- ए.एस.ओ. ( ई ) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री फूल चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./एफ.डी./ 11/ 255/ 58715.-~~ कि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज श्री जाही ठेकेदार मार्फत 
बानको फैत्री केटर , 19, इ० ट्रीपल एरिया. एस. प्राई. टो ., करोदावाद ( :) ब्रामको फेवरीकेटरज , 19, इन्डस्ट्रीयल. ऐरिया , 
एन.आई.टी. , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री तुला राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे निर्दिष्ट विभावग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 


क्या श्री तुला राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हमवार 


सं . प्रो . वि . सोनीपत /169-83/ 5872 3. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० एस ० के ० इण्टरनेशनल , 
एम ० 4, इण्डस्ट्रियल ऐरिया , सोनीपत , के श्रमिक श्री राम सुहावन तथा उसके प्रबंधकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी सधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम -70/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए. एस. ओ.( ई )-श्रम -70/1 3648, दिनांक 8 मई, 
1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्मायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री राम सुहावन को सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


